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“भारत में संज्ञेय अपराध की एफआईआर द�र्ज करने से पु�लिस के इनकार पर व्य��त के पास �या उपाय हैं, ��समें लि�लिता कुमारी

�दशा�नदर्देश, पु�लिस अधीक्षक को �शकायत और बीएनएसएस के तहत म��स्टे्रट के पास आवेदन शा�मलि हों?”
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I. मेमो

अनुसंधिान ज्ञापन (Research Memo)

�वषय: भारित में संज्ञेय अपरिाधि (Cognizable Offence) की प्राथ�मकी (FIR) द�र्च करिने से पु�लिस के इनकारि परि पी�ड़ित के पास कानूनी उप�ारि औरि

प्र�क्रिया (बी.एन.एस.एस., 2023 एविं लि�लिता कुमारिी �दशा�नदर्देशों के �विशेष संदभर्च में)।

१. मुख्य सारिांश (TL;DR)

�ब पु�लिस �कसी संज्ञेय अपरिाधि की सू�ना �मलिने परि भी प्राथ�मकी (FIR) द�र्च करिने से इनकारि करिती है, तो भारितीय कानून पी�ड़ित को एक क्रि�मक औरि

सुव्यवि�स्थित विैधिा�नक ढां�ा प्रदान करिता है। नए कानून भारितीय नाग�रिक सुरिक्षा सं�हिता, 2023 (BNSS) के लिागू होने के बाद, पी�ड़ित के पास

�नम्न�लि�खित �रिणबद्ध उपाय मौ�ूद हैं: 1. प्राथ�मक उप�ारि (धिारिा 173(1) BNSS): पु�लिस थाना प्रभारिी (SHO) को संज्ञेय अपरिाधि की सू�ना देना।

'लि�लिता कुमारिी' मामलिे के अनुसारि, संज्ञेय अपरिाधि की सू�ना �मलिने परि FIR द�र्च करिना अ�नविायर्च है। 2. �द्वितीयक उप�ारि (धिारिा 173(4) BNSS -

पूवर्चवतर्ती धिारिा 154(3) CrPC): थाना प्रभारिी द्वारिा इनकारि �कए �ाने परि, �लि�खित �शकायत डाक या इलिेक्ट्रॉ�नक माध्यम से संबं�धित पु�लिस अधिीक्षक

(Superintendent of Police - SP) को भे�ना। 3. न्या�यक उप�ारि (धिारिा 175(3) BNSS - पूवर्चवतर्ती धिारिा 156(3) CrPC): य�द SP स्तरि परि

भी कारिर्चविाई नहीं होती है, तो संबं�धित क्षेत्रा�धिकारिी म��स्टे्रट के समक्ष आविेदन दायरि करि �ां� औरि FIR द�र्च करिने का �नदर्देश प्राप्त करिना। 4. वैक��पक

न्या�यक उपाय (धिारिा 223 BNSS - पूवर्चवतर्ती धिारिा 200 CrPC): म��स्टे्रट के समक्ष सीधिे �न�ी �शकायत (Private Complaint) द�र्च करिाना।

२. कानूनी �विश्लेषण औरि विैधिा�नक ढां�ा

( क )  ल �ल ता कु मारिी �दि शा�न दिर्दे श  औ रि  FIR की अ �न वायर्च ता

ल�लता कुमारिी बनाम उत्तरि प्रदेिश रिाज्य (2014) 2 SCC 1 के ऐ�तहा�सक मामलिे में उच्चतम न्यायालिय की सं�विधिान पीठ ने स्पष्ट �नदर्देश �दए थे: * 

अ�नवायर्च पंजीकरिण: य�द �शकायत में संज्ञेय अपरिाधि (Cognizable Offence) का प्रकटीकरिण होता है, तो धिारिा 154 CrPC (अब धिारिा 173 BNSS)

के तहत FIR द�र्च करिना पु�लिस के �लिए कानूनी रूप से अ�नविायर्च है। इस �रिण में पु�लिस सू�ना की सत्यता या �विश्वसनीयता की �ां� करिने के बहाने

पं�ीकरिण को टालि नहीं सकती (स्टेट ऑफ तेलिंगाना बनाम श्री मंगेपेट (2019) 14 S.C.R.)। * प्रारिं�भक जां� (Preliminary Inquiry) की

सी�मत अनुम�त: केविलि कुछ �वि�शष्ट श्रे�णयों में ही FIR द�र्च करिने से पहलिे प्रारिं�भक �ां� की अनुम�त दी गई है (�ैसे- विैविा�हक/पा�रिविा�रिक �विविाद,

व्याविसा�यक अपरिाधि, ���कत्सा लिापरिविाही, भ्रष्टा�ारि के मामलिे, या �हाँ ३ महीने से अ�धिक का अत्य�धिक �विलिंब हो)। * समय सीमा औरि दंिडात्मक

कारिर्चवाई: प्रारिं�भक �ां� की अवि�धि ७ �दनों से अ�धिक नहीं होनी �ा�हए। य�द कोई पु�लिस अ�धिकारिी संज्ञेय अपरिाधि की सू�ना के बावि�ूद FIR द�र्च नहीं

करिता है, तो उसके �विरुद्ध �विभागीय औरि दंडात्मक कारिर्चविाई की �ानी �ा�हए (के.पी. त�मलिमारन बनाम उप पु�लिस अधीक्षक (2025) INSC 576)।

( ख )  पु �ल स  अ धिीक्ष क  (SP )  को �श काय त :  धिारिा 1 7 3 ( 4 )  BNSS

य�द थाने का भारिसाधिक अ�धिकारिी (SHO) FIR द�र्च करिने से मना करिता है: * प्रावधिान: पी�ड़ित व्य�क्त धिारिा 173(4) BNSS के तहत �शकायत का

�विविरिण �लि�खित रूप में औरि डाक द्वारिा (या इलिेक्ट्रॉ�नक सं�ारि के माध्यम से) संबं�धित पु�लिस अधिीक्षक (SP) को भे� सकता है। * कारिर्चवाई: य�द SP
संतुष्ट होता है �क दी गई �ानकारिी से संज्ञेय अपरिाधि का खिुलिासा होता है, तो विह या तो स्वियं मामलिे की �ां� करिेगा या अपने अधिीनस्थि �कसी पु�लिस

अ�धिकारिी को �ां� का �नदर्देश देगा।

( ग )  म �ज स्टे्रट  के  स म क्ष  आ वे दि न :  धिारिा 1 7 5 ( 3 )  BNSS

य�द पु�लिस अधिीक्षक (SP) स्तरि परि भी रिाहत नहीं �मलिती है, तो पी�ड़ित सीधिे उच्च न्यायालिय में �रिट या��का (Writ of Mandamus) दायरि करिने के

ब�ाय म��स्टे्रट की शरिण में �ाएगा। * प्र�क्रिया: धिारिा 175(3) BNSS (�ो पूविर्चवितर्ती CrPC की धिारिा 156(3) के समतुल्य है) के तहत क्षेत्रा�धिकारिी

म��स्टे्रट को पु�लिस को FIR द�र्च करिने औरि �ां� शुरू करिने का �नदर्देश देने की श�क्त प्राप्त है। * शपथ पत्र की अ�नवायर्चता: धिारिा 175(3) के तहत

आविेदन के साथ एक शपथ पत्र (Affidavit) संलिग्न करिना अ�नविायर्च है, �ो यह पु�ष्ट करिता है �क आविेदक ने धिारिा 173(1) औरि धिारिा 173(4) के तहत

उपलिब्ध प्रारिं�भक पु�लिस उप�ारिों का पहलिे ही उपयोग करि �लिया है औरि विे �नष्फलि रिहे हैं (सा�करी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के �सद्धांतों के अनुरूप)।
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( घ )  सीधेि  म �ज स्टे्रट  के  पास  �न जी �श काय त :  धिारिा 2 2 3  BNSS

पी�ड़ित के पास धिारिा 223 BNSS (पूविर्चवितर्ती धिारिा 200 CrPC) के तहत म��स्टे्रट के समक्ष सीधिे �न�ी �शकायत (Private Complaint) द�र्च करिने का

भी �विकल्प है। इस प्र�क्रिया में म��स्टे्रट �शकायतकतार्च औरि गविाहों के बयानों की �ां� करिता है औरि य�द प्रथम दृष्टया मामलिा बनता है, तो आरिोपी को समन

�ारिी करिता है।

३. न्यायशास्रीय �विकास (Case Law Jurisprudence)

�वि�भन्न उच्च न्यायालियों औरि उच्चतम न्यायालिय ने लिगातारि यह स्थिा�पत �कया है �क �ब तक सं�हता (BNSS/CrPC) के तहत उपलिब्ध विैक�ल्पक विैधिा�नक

उप�ारिों (SP औरि म��स्टे्रट के पास �ाना) का पूरिी तरिह से उपयोग न करि �लिया �ाए, तब तक अनुचे्छदि 226 के तहित सीधिे उच्च न्यायालय में �रिट

या��का (Writ of Mandamus) �व�ारिणीय नहिीं हि:ै

मोहिम्मदि लश्करि अली बनाम असम रिाज्य (गौहिाटी उच्च न्यायालय, 2025): इस हा�लिया �नणर्चय में न्यायालिय ने स्पष्ट रूप से प�रिभा�षत �कया �क

पूविर्चवितर्ती CrPC की धिारिा 156(3) के तहत म��स्टे्रट को प्राप्त श�क्तयां अब BNSS की धिारिा 175(3) के तहत प्रयोग की �ा सकती हैं। य�द पी�ड़ित

पु�लिस द्वारिा FIR द�र्च न �कए �ाने से व्य�थत है, तो विह सीधिे �रिट या��का दायरि करिने के ब�ाय धिारिा 175(3) BNSS के तहत क्षेत्रा�धिकारिी म��स्टे्रट

से संपकर्च  करिे।

भीम यादिव बनाम छत्तीसगढ़ रिाज्य (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, 2025): न्यायालिय ने यह दोहरिाया �क FIR न होने की �स्थि�त में पी�ड़ित को सीधिे

उच्च न्यायालिय की अंत�नर्नि�हत श�क्तयों (धिारिा 528 BNSS / पूविर्चवितर्ती धिारिा 482 CrPC) का सहारिा नहीं लिेना �ा�हए। पी�ड़ित के पास धिारिा 175(3)

BNSS या धिारिा 223 BNSS के तहत म��स्टे्रट के पास �ाने का अ�धिक प्रभाविी औरि विैक�ल्पक उपाय मौ�ूद है।

�शव रिाज बहिादुरि उ�र्च  जमुना प्रसादि बनाम भारित संघ (इलाहिाबादि उच्च न्यायालय, 2024): इस मामलिे में 'लि�लिता कुमारिी' �दशा�नदर्देशों का

�विश्लेषण करिते हुए यह �नणर्चय �दया गया �क पु�लिस के कतर्चव्य पालिन न करिने परि �रिट ऑफ मैंडमस (Writ of Mandamus) को विैक�ल्पक उप�ारि

(धिारिा 154(3) औरि 156(3) CrPC, अब क्रिमशः धिारिा 173(4) औरि 175(3) BNSS) के लिं�बत रिहने के आधिारि परि खिा�रि� �कया �ा सकता है।

धिनलक्ष्मी बनाम तेलंगाना रिाज्य (तेलंगाना उच्च न्यायालय, 2025): इस मामलिे में स्पष्ट �कया गया �क य�द SHO �शकायत द�र्च करिने से मना

करिता है, तो पी�ड़ित को क्रिमशः SP (धिारिा 173(4) BNSS) औरि �फरि म��स्टे्रट (धिारिा 175(3) BNSS) के पास �ाना �ा�हए। इन उप�ारिों को

दरि�कनारि करि सीधिे �रिट दायरि करिना कानून सम्मत नहीं है।

४. प्रमुखि न्या�यक �नणर्चयों की ता�लिका (Key Cases Table)

क्रि.सं .
केस का नाम  औरि उद्धरिण

(CITATION )
न्यायालय कें द्रीय  �सद्धांत  /  हिो�लं्डिग  (HOLDING )

1. Md. Laskar Ali v. The
State of Assam
(WP(C)/407/2025)

गौहाटी उच्च
न्यायालिय (2025)

स्पष्ट �कया �क धिारिा 156(3) CrPC की श�क्त अब धिारिा 175(3) BNSS में �न�हत है। FIR
द�र्च न होने परि �रिट या��का के ब�ाय इसी धिारिा के तहत म��स्टे्रट के पास �ाना सही प्र�क्रिया
है।

2. Bheem Yadav v. State of
Chhattisgarh
(CRMP/1585/2025)

छत्तीसगढ़ उच्च
न्यायालिय (2025)

�नधिार्च�रित �कया �क सीधिे उच्च न्यायालिय आने के ब�ाय पी�ड़ित को धिारिा 175(3) या धिारिा
223 BNSS (�नजी �शकायत) के तहत विैक�ल्पक न्या�यक उप�ारि �ुनना �ा�हए।

3. Lalita Kumari v. Govt. of
U.P.
(2014) 2 SCC 1

उच्चतम न्यायालिय
(सं�विधिान पीठ)

संज्ञेय अपरिाधि के खिुलिासे परि FIR द�र्च करिना अ�नविायर्च है। प्रारिं�भक �ां� केविलि सी�मत औरि
�न�दर्निष्ट मामलिों में ही संभवि है।

4. Dhanalakshmi v. State of
Telangana
(WP/8439/2025)

तेलिंगाना उच्च
न्यायालिय (2025)

पी�ड़ित को विैक�ल्पक उप�ारिों (SHO -> SP -> Magistrate) के क्रि�मक �क्रि का पालिन
करिना �ा�हए; सीधिे मैंडमस �रिट �ारिी नहीं की �ा सकती।

1. 

2. 

3. 

4. 
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क्रि.सं .
केस का नाम  औरि उद्धरिण

(CITATION )
न्यायालय कें द्रीय  �सद्धांत  /  हिो�लं्डिग  (HOLDING )

5. Shiv Raj Bahadur v.

Union of India
(2024:AHC-LKO:58358-
DB)

इलिाहाबाद उच्च
न्यायालिय (2024)

स्पष्ट �कया �क 'लि�लिता कुमारिी' का �सद्धांत पी�ड़ित को विैधिा�नक विैक�ल्पक उप�ारिों (अब
BNSS प्राविधिानों) का उपयोग �कए �बना सीधिे �रिट या��का दायरि करिने का अ�धिकारि नहीं देता।

५. व्याविहा�रिक �रिणबद्ध मागर्चद�शर्निका (Step-by-Step Practical Remedy Guide)

य�द आपकी संज्ञेय अपरिाधि की FIR पु�लिस द्वारिा द�र्च नहीं की �ा रिही है, तो इन �रिणों का पालिन करिें:

[�रिण १: थाना प्रभारिी (SHO) को �शकायत (धिारिा 173(1) BNSS)]

                           │

                 (य�द पु�लिस इनकारि करिे)

                           ▼

[�रिण २: �लि�खित �विविरिण डाक/ईमेलि द्वारिा पु�लिस अधिीक्षक (SP) को भे�ना (धिारिा 173(4) BNSS)]

                           │

                 (य�द कोई कारिर्चविाई न हो)

                           ▼

[�रिण ३: शपथ पत्र के साथ म��स्टे्रट के पास आविेदन (धिारिा 175(3) BNSS) / सीधिे �न�ी �शकायत (धिारिा 223 BNSS)]

नोट: नए कानून (BNSS) के तहत, इलिेक्ट्रॉ�नक सं�ारि (Electronic Communication) के माध्यम से भी FIR द�र्च करिाई �ा सकती है, बशतर्दे

�शकायतकतार्च ३ �दनों के भीतरि थाने �ाकरि उस परि हस्ताक्षरि करिे (धिारिा 173(1)(ii) BNSS)।

अ स्वीक रि ण

यह मेमो Vitark AI द्वारिा साविर्च��नक रूप से उपलिब्ध �नणर्चयों औरि उपयोगकतार्च के प्रश्न के आधिारि परि तैयारि �कया गया है। यह केविलि �रिस�र्च सहायता के �लिए है औरि

कानूनी सलिाह (legal advice) नहीं है। �कसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करिने से पहलिे सभी case citations, holdings औरि

quotations को मूलि �नणर्चय (source judgment) के �विरुद्ध स्वितंत्र रूप से सत्या�पत �कया �ाना �ा�हए।

• 

�वि �धि क  �रि स �र्च  मे मो I · मे मो
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